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 लेटर पेटेंट-  सर्विवस मैटर-    मेजर सिंसह गिगल 1992 (1)  एससीटी 436       में अनुपात की शुद्धता पर गिनण�य
                  लेने के लिलए गगि5त पूण� पी5 ने कहा गिक अनुशासनात्मक काय�वाही में एक कम�चारी को दी गई सजा
       उस अवक्षि7 से संबंक्षि7त होगी जब कथिर्थीत कदाचार/        अपरा7 गिकया गया र्थीा या पता चला र्थीा-  तथ्यों पर, 

  याक्षिचकाकता� को 1997        में गिकए गए कथिर्थीत कदाचार के लिलए 2000      में आरोप पत्र गिदया गया र्थीा-  सचंयी
         प्रभाव के सार्थी एक वृक्षिद्ध को रोकने का जुमा�ना 07.11.2005    पर लगाया गया र्थीा-    अपील में इसे

27.04.2012               पर सचंयी प्रभाव के गिबना एक वृक्षिद्ध को रोकने के लिलए संशोक्षि7त गिकया गया र्थीा-
  याक्षिचकाकता� को 01.05.2006  से 30.04.2007           तक की सजा की मुद्रा के दौरान पदोन्नक्षित के लिलए

    गिवचार नहीं गिकया गया र्थीा,    बाद में उन्हें 20.08.2007 dks  अ7ी.क ग्रेड-II      के रूप में पदोन्नत गिकया
  गया र्थीा। 20.08.2007  को mlus  अ7ी.क ग्रेड-II         पदोन्नक्षित उस क्षितथिर्थी से जब वह तत्काल कगिनष्ठ

dh inksUufr fnukad 21.07.2005 ls          की मागं करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत गिकया इस
     दलील पर गिक उसकी सज़ा 1997           में कथिर्थीत कदाचार के वर्ष� या तारीख से संबंक्षि7त हैं ;k 

   अथिभयोग पत्र fnukad 28.07.2000  ls      प्रत्यावेदन अस्वीकृत गिकये जाने पर    एक रिरट याक्षिचका
                दायर की सिजसे गिवद्वान एकल न्याया7ीश ने अनुमक्षित दे दीयह मानते हुए गिक सजा आरोप की
      तारीख से संबंक्षि7त होगी और गिदनांक 21.07.2005        से उनकी पदोन्नक्षित का गिनदOश गिदया। मेजर

       सिंसह गिगल मामले में फैसले पर गिनभ�रता - आयोसिजत    में जानकीरमन केस (1991) 4  एससीसी
109              माननीय सवQच्च न्यायालय अनुशासनात्मक रूप से दी गई सजा के लिखलाफ दृढ़ता से

              फैसला सुनाया गिकसी भी पूव�वत& क्षितथिर्थी और अनुदान से संबंक्षि7त काय�वाही जुमा�ना लगाने से
               पहले की तारीख से पूव�व्यापी पदोन्नक्षितसज़ा लगाए जाने की तारीख से प्रभावी होगी को ध्यान में
                रखते हुए कम�चारी की पदोन्नक्षित पर गिवचार गिकया जाना है सजा दी गई और सीलबदं लिलफाफे

            का परिरणाम है बाद के गिनण�यों में भी इसे दोहराया गया है - तदनुसार      यह आवश्यक रूप से माना
         जाना चागिहए गिक मेजर सिंसह गिगल मामले में गिनण�य      सही कानून गिन7ा�रिरत नहीं करता ह-ै   रिरट याक्षिचका को

     खारिरज करके अपील की अनुमक्षित ह।ै
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          यह अथिभगिन7ा�रिरत करते हुए गिक इस पणू� पी5 का ग5न 22 सिसतंबर, 2016   के एक आदशे
    के परिरणामस्वरूप गिकया गया है,         सिजसमें इस पत्र पेटेंट अपील को स्वीकार करते समय,    खडं पी5 ने

     मेजर सिंसह गिगल बनाम पंजाब राज्य, 1992 (1) एस. सी. टी. 436       में इस न्यायालय के फैसले के
      अनुपात की शुद्धता पर सदंेह व्यक्त गिकया,         सिजसमें यह अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गया र्थीा गिक गिवभागीय
        काय�वाही में गिकसी कम�चारी को दी गई सजा "        उस अवक्षि7 से संबंक्षि7त होगी जब कथिर्थीत

अपरा7/              ”कदाचार गिकया गया र्थीा या गिकसी भी मामले में जब इसका पता चला र्थीा।
(  पैरा 1)

              आगे अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गिक इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने गिकसी भी पूव�वत& क्षितथिर्थी से
               संबंक्षि7त अनुशासनात्मक काय�वाही में लगाए गए दडं और दडं अक्षि7रोगिपत करने से पहले की तारीख

                से पूव�व्यापी पदोन्नक्षित के अनुदान के लिखलाफ दृढ़ता से गिनण�य गिदया।सजा लगाए जाने की तारीख से
                 प्रभावी होने वाली है और पदोन्नक्षित के लिलए कम�चारी के मामले को लगाए गए दडं और सीलबदं
           लिलफाफे के परिरणाम को ध्यान में रखते हुए गिवचार गिकया जाना ह।ै

(  पैरा 34) 

                आगे यह अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गिक पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार के दावे पर दडं की मुद्रा के
      दौरान गिवचार नहीं गिकया जा सकता ह,ै              यानी उस अवक्षि7 के दौरान जब दडं लागू र्थीा और यह गिक दडं
                 केवल गिवभागीय काय�वाही को अकं्षितम रूप देने पर इसके लागू होने की तारीख से लागू होगा और गिकसी

    भी पूव� क्षितथिर्थी से नहीं,       बाद के गिनण�यों में दोहराया गया ह।ै
(  पैरा 35)

    आगे अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गिक,        उपरोक्त के आलोक में यह अथिभगिन7ा�रिरत गिकया
               जाना आवश्यक है गिक मेजर सिंसह गिगल में यह अथिभगिन7ा�रिरत करने वाला गिनण�य गिक गिवभागीय

           काय�वागिहयों में अक्षि7रोगिपत दडं उस अवक्षि7 से संबंक्षि7त होगा जब कथिर्थीत अपरा7/    दरुाचार गिकया गया
          र्थीा या गिकसी भी मामले में जब इसका पता चला र्थीा,       सही कानून का उल्लेख नहीं करता ह।ै

सजा/             जुमा�ना इसके लागू होने की तारीख से सभंागिवत रूप से प्रभावी होता ह।ै
(  पैरा 48)

 गिदव्या शमा�, अक्षि7वक्ता
  अपीलार्थी& के लिलए।

   पुनीत गुप्ता,     अक्षि7वक्ता उत्तरदाता के लिलए।
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(एच. एस. सिसद्ध,ू जे.)

  हरिंरदर सिंसह सिस7ु, जे।
(1)      इस पणू� पी5 का ग5न 22 सिसतंबर, 2016       के एक आदशे के परिरणामस्वरूप गिकया

 गया ह,ै             सिजसमें इस लेटस� पेटेंट अपील को स्वीकार करते समय क्षिडवीजन बेंच ने   मेजर सिंसह गिगल 
बनाम  पजंाब राज्य 1               मामले में इस अदालत के फैसले के अनुपात की शुद्धता पर सदंेह व्यक्त गिकया
र्थीा,                सिजसमें यह अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गया र्थीा गिक गिवभागीय काय�वाही में गिकसी कम�चारी को दी जाने

  वाली सजा "             गिवभागीय काय�वाही में गिकसी कम�चारी को दी जाने वाली सजा से संबंक्षि7त होगी।  वह
   अवक्षि7 जब कथिर्थीत अपरा7/              दरुाचार गिकया गया र्थीा या गिकसी भी मामले में जब इसका पता चला र्थीा।”

(2)  उत्तरदाता नं0 1    को शुरू में 03.06.1982 dks      सत्र प्रभाग रोपड़ में क Y      क� के रूप में गिनयकु्त
   गिकया गया र्थीा।उन्हें 12.10.1983   पर सत्र प्रभाग,   चडंीगढ़ में क Y        क� के रूप में उक्षिचत चैनल के

        माध्यम से एक नई गिनयगुिक्त दी गई र्थीी।उन्हें 09.09.1986 dks      उच्च न्यायालय में स्र्थीानांतरिरत कर
   गिदया गया र्थीा।उन्हें 12.05.1989 dks     वरिरष्ठ सहायक के रूप में, 20.08.2007 dks  अ7ी.क ग्रेड-II 

 और 01.04.2011 dks  अ7ी.क गे्रड-I       के रूप में पदोन्नत गिकया गया र्थीा।

(3)                   वरिरष्ठ सहायक के रूप में काम करते समय उन्हें एक मामले की सुनवाई में देरी करने के लिलए बड़ा
    जुमा�ना लगाने के लिलए 28.07.2000 dks          आरोप पत्र गिदया गया र्थीा।एक गिनयगिमत जाचँ की गई।उस

           पर सचंयी प्रभाव के सार्थी एक वृक्षिद्ध को रोकने के लिलए 07.11.2005       के आदशे के माध्यम से जुमा�ना
       लगाया गया र्थीा।उन्होंने सेवा अपील को प्रार्थीगिमकता दी,       सिजसमें एक उदार दृगि]कोण रखते हुए

27.04.2012                  के आदशे के माध्यम से दडं को गिबना संचयी प्रभाव के एक वृक्षिद्ध को रोकने के लिलए
                  संशोक्षि7त गिकया गया र्थीा।यह गिनदOश गिदया गया र्थीा गिक दी गई सजा उसके सजा के आदेश की तारीख

   से संबंक्षि7त होनी चागिहए।

(4)           वरिरष्ठता सूची में याक्षिचकाकता� के तत्काल कगिनष्ठ शारदा डोगरा को 21.07.2005 dks  अ7ी.क
ग्रेड-II              के रूप में पदोन्नत गिकया गया र्थीा।याक्षिचकाकता� के लिखलाफ लगंिबत गिवभागीय काय�वाही को

           देखते हुए उसे पारिरत कर गिदया गया र्थीा।उक्त शारदा डोगरा को 30.05.2007 dks  अ7ी.क ग्रेड-I  के
               रूप में पदोन्नत गिकया गया र्थीा।याक्षिचकाकता� के मामले पर गिवचार नहीं गिकया गया क्योंगिक उसकी सजा

  की मुद्रा 01.05.2006  से 30.04.2007          तक र्थीी।उस अवक्षि7 की समागिप्त के बाद याक्षिचकाकता� को
20.08.2007 dks  अ7ी.क ग्रेड-II  और 01.04.2011 dks  अ7ी.क ग्रेड-I      के रूप में पदोन्नत गिकया

 गया र्थीा।

(5) mlus       सेवा अपील में पारिरत आदशे fnukad 27.04.2012          में इस हद त क सशंो7न के लिलए
                 अभ्यावेदन प्रस्तुत गिकया गया है गिक उस पर लगाया गया दडं कदाचार की तारीख या आरोप पत्र

_____________________________
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         जारी करने की तारीख से संबंक्षि7त हो सकता ह।ै20.09.2012      गिदनागंिकत आदशे के माध्यम से
      प्रक्षितगिनक्षि7त्व को अस्वीकार कर गिदया गया र्थीा।

(6)   इसके बाद mlus 05.10.2012         गिदनांगिकत अभ्यावेदन प्रस्तुत गिकया सिजसमें अनुरो7 गिकया गया
   गिक उन्हें अ7ी.क ग्रडे-II      के पद पर पदोन्नत गिकया जाए,       सिजस तारीख को उनके तत्काल कगिनष्ठ

                शारदा डोगरा को पदोन्नत गिकया गया र्थीा और उन्हें सहायक पंजीयक के पद पर पदोन्नक्षित सगिहत सभी
    परिरणामी लाभ गिदए जाने चागिहए,          सिजसमें अपरा7 के कथिर्थीत कमीशन की तारीख यानी वर्ष� 1997  या

28.07.2000                 पर आरोप पत्र जारी करने की तारीख से सबंंक्षि7त संचयी प्रभाव के गिबना एक वृक्षिद्ध को
              रोकने का उनका जुमा�ना लिलया जाए।वह चाहते रे्थी गिक सजा की मुद्रा की अवक्षि7 18.04.2000  से

17.04.2001   तक मानी जाए।11.04.2013        गिदनागंिकत आदशे के माध्यम से प्रक्षितगिनक्षि7त्व को
    अस्वीकार कर गिदया गया र्थीा।

(7)    नाराज होकर mlusसी. डब्ल्यू. पी. No.8484  vkQ 2014     दालिखल गिकया सिजसकी अनुमक्षित दी
            गई ह।ैएकल न्याया7ीश ने अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गिक सजा याक्षिचकाकता� की pwd dh   तारीख से

          संबंक्षि7त होगी जो आरोप पत्र जारी करने की तारीख होगी अर्थीा�त, 28.07.2000   ।उन्हें अ7ी.क ग्रेड-
II          के रूप में पदोन्नत होने का गिनदOश गिदया गया ह,ै         सिजस तारीख से उनके कगिनष्ठ शारदा डोगरा को

        सभी परिरणामी लाभों के सार्थी पदोन्नत गिकया गया र्थीा।
(8)     एकल न्याया7ीश ने   मेजर सिंसह गिगल  बनाम  पजंाब राज्य 2     के फैसले पर भरोसा गिकया,  सिजसमें

             यह अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गया र्थीा गिक सजा उस अवक्षि7 से संबंक्षि7त है जब अपरा7/   कदाचार गिकया गया
र्थीा।
(9)            उच्च न्यायालय ने लेटस� पेटेंट अपील को प्रार्थीगिमकता दी।क्षिडवीजन बेंच ने 22 सिसतंबर, 2016  के

                 आदशे के माध्यम से अपील को स्वीकार कर लिलया और एकल न्याया7ीश के फैसले के सचंालन पर
                 रोक लगा दी।।इसने महसूस गिकया गिक मेजर सिंसह गिगल के मामले में गिन7ा�रिरत सिसद्धांतों पर गिफर से

    गिवचार करने की आवश्यकता होगी।
(10)      गिनम्नलिललिखत आदशे पारिरत गिकया गया र्थीाः

“              हमने अपीलार्थी& के गिवद्वान वकील को सुना है और प्रशासगिनक प. पर अपीलीय
 प्राक्षि7करण       द्वारा पारिरत के आदेश गिदनांक 27.04.2012    सगिहत अथिभलेख का अध्ययन

                गिकया है सिजसमें एक उदार दृगि]कोण अपनाया गया र्थीा और इस तथ्य को ध्यान में रखते
       हुए सजा को कम गिकया गया र्थीा  गिक अपीलार्थी&-       कम�चारी ने इन सभी वर्षc में uqdlku 

gqvk Fkk  । D;ksfd   इस बीच cMh la[;k es उ l       के कगिनष्ठों को पदोन्नत गिकया गया र्थीा

_______________________________

2 1992 (1)  एससीटी 436
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हालाँगिक,          एकल न्याया7ीश ने अपील के तहत आदेश के माध्यम से,    उनके कगिनष्ठ को
               पदोन्नत गिकए जाने की तारीख से पूव�व्यापी रूप से उनकी पदोन्नक्षित का आदेश गिदया है

       और सभी परिरणामी लाभ प्रदान गिकए गए हैं।
          हमने इस न्यायालय के फैसले मेजर सिंसह गिगल बनाम पंजाब राज्य, 1992 (1) 

एस. सी. टी. 436    को भी देखा gS,         सिजस पर गिवद्वान एकल न्याया7ीश ने भरोसा गिकया
         र्थीा।हमारा गिवचार है गिक मेजर सिंसह गिगल के मामले (उपरोक्त)    में गिन7ा�रिरत सिसद्धांतों

        पर एक बड़ी पी5 द्वारा पुनर्विवचार की आवश्यकता ह।ै
 स्वीकार ।

             मामले को बड़ी पी5 के सम. माननीय मुख्य न्याया7ीश से आदशे प्राप्त करन s ds fy,
  सूचीबद्ध गिकया जाए।

 इस बीच,        गिवद्वान एकल न्याया7ीश द्वारा पारिरत गिनण�य का संचालन
   ”पर रोक बनी रहेगी।

(11)            इस प्रकार मामले को पूण� पी5 के सम. सचूीबद्ध गिकया गया ह।ै
     पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंसह गिगल, 1994 (1)  एससीटी 811:

(12)                 चंूगिक मेजर सिंसह गिगल के मामले में गिनण�य के अनुपात की शुद्धता गिक गिवभागीय काय�वाही में
               लगाई गई सजा कदाचार की अवक्षि7 से संबंक्षि7त होगी या जब कदाचार का पता चला र्थीा,    तो शरुू में

      उस मामले को संदर्भिभत करना आवश्यक होगा।
(13)                मेजर सिंसह गिगल के मामले में तथ्य यह रे्थी गिक याक्षिचकाकता� जो गिपछडे़ वग� से र्थीा,   उसे अगस्त
1972      में पजंाब सर्विवस ऑफ इजंीगिनयस� (   लोक गिनमा�ण गिवभाग)     बी एंड आर शाखा वग�-II   सेवा में उप-

        मंडल अथिभयंता के रूप में गिनयकु्त गिकया गया र्थीा।6 सिसतंबर, 1974      को उनकी पुगि] हुई।पंजाब सर्विवस
   ऑफ इजंीगिनयस� वग� I  पीडब्ल्यूडी (   बी एंड vkj) गिनयम, 1960,     के अनुसार एक पी. एस. ई.  वग� II 

            इजंीगिनयर आ5 साल की सेवा और गिवभागीय परी.ा उत्तीण� करने के बाद पी. एस. ई.-  वग� I  में
fnukad 1.1.1981 dks        पदोन्नक्षित के लिलए पात्र र्थीा।उसमें याक्षिचकाकता� पी. एस. ई. वग�-II    में आ5 वर्ष�

   पूरे होने पर पी. एस. ई. वग�-I               में पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार करने के लिलए पात्र हो गया। गिपछडे़ वग� के
   लिलए एक रिरगिक्त 1.1.1985             से उपलब्7 हो गई।पदोन्नक्षित के लिलए उम्मीदवारों पर गिवचार करने के लिलए
       जाचं सगिमक्षित की एक ब5ैक नवंबर और गिदसंबर, 1989      में आयोसिजत की गई र्थीी।हालाँगिक

               याक्षिचकाकता� पर गिवचार नहीं गिकया गया क्योंगिक उसके लिखलाफ दो जाचं लंगिबत र्थीीं।एक जाचं 1985 
             के बाद की अवक्षि7 के लिलए र्थीी और प्रासगंिगक नहीं र्थीी। अन्य जांच 1973      की अवक्षि7 से सबंंक्षि7त र्थीी
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  सिजसके लिलए 1975                 में उन पर आरोप पत्र दायर गिकया गया र्थीा।यह जाचं पूरी हो चुकी र्थीी और संचयी
                  प्रभाव के सार्थी एक वेतन वृक्षिद्ध को रोकने की सजा देने का अस्र्थीायी रूप से गिनण�य लिलया गया र्थीा।
           उन्होंने रिरट याक्षिचका दायर करके पदोन्नक्षित के लिलए अपने गिवचार u fd;s tkus   पर हमला गिकया।
              उनकी ओर से यह तक� गिदया गया र्थीा गिक यगिद उस पर वर्ष� 1973      या अक्षि7कतम जब आरोप पत्र

     जारी गिकया गया र्थीा वर्ष� 1975 es       सजा लगाई जाती है तो वह 1.1.1985 ls     पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार में
    नहीं लिलया जा सकता र्थीा,        सिजसके लिलए उस तारीख से पहले केवल 5       साल के रिरकॉड� को ध्यान में
              रखा जाना र्थीा। एकल न्याया7ीश ने इस तक� को स्वीकार कर लिलया।यह गिनम्नानुसार देखा गयाः

“XXX XXX XXX

       प.ों के गिवद्वान वकील को सुनने के बाद,        मुझे याक्षिचकाकता� के गिवद्वान वकील को प्रस्तुत
                  करने में बल गिमलता ह।ैजब सजा दी जाती है तो वह उस अवक्षि7 से संबंक्षि7त होती है जब

 कथिर्थीत अपरा7/              दरुाचार गिकया गया र्थीा या गिकसी भी मामले में जब इसका पता चला र्थीा।
            भले ही याक्षिचकाकता� को अब कोई सजा दी जाए जो उस वर्ष� 1973     से संबंक्षि7त हो जब

 कथिर्थीत कदाचार/      अगिनयगिमतताएं हुई ंया उस वर्ष� 1975       से संबंक्षि7त हो जब आरोप पत्र
    जारी गिकया गया र्थीा (            जैसा गिक कहा जा सकता है गिक अगिनयगिमतताओं का पता उस
    समय के आसपास चला र्थीा) ”।

(14)  पजंाब राज्य  बनाम   मेजर सिंसह गिगल 3            के रूप में रिरपोट� गिकए गए फैसले के माध्यम से इसके
              लिखलाफ दायर लेटस� पेटेंट अपील का गिनपटारा गिकया गया।गिवद्वान एकल न्याया7ीश के फैसले को
     बरकरार रखा गया।यह गिनम्नानुसार देखा गयाः-

“7.       इस प्रकार जो स्थिस्र्थीक्षित सामने आती है,          वह यह है गिक मेजर सिंसह गिगल के सेवा रिरकॉड�
         में उनके लिलए प्रक्षितकूल एकमात्र सामग्री यह अ7ूरी जांच ह,ै जो,      भले ही अब समाप्त हो

जाए,           एक वेतन वृक्षिद्ध को रोकने की प्रस्तागिवत सजा देने के सार्थी,   यह वर्ष� 1973  या
    गिकसी भी तरह से 1975   से संबंक्षि7त होगा,         जब उन पर आरोप पत्र जारी गिकया गया र्थीा।

    उच्चतम न्यायालय के प्रासंगिगक गिनण�यः
(15)                  मेजर सिंसह गिगल के मामले में यह गिवचार है गिक गिवभागीय काय�वाही में लगाई गई सजा उस अवक्षि7

                से संबंक्षि7त है जब कदाचार गिकया गया र्थीा या जब आरोप पत्र दायर गिकया गया र्थीा 1

_______________________

3 1994 (1)  एससीटी 811 
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                 कानून के अनुरूप नहीं है जैसा गिक माननीय सवQच्च न्यायालय द्वारा मामलों की एक लंबी कतार में तय
  गिकया गया ह।ै

(16)           पहला मामला सिजसका हम उल्लेख कर सकते हैं वह है    भारत संघ और अन्य  बनाम  केवी
  जानकीरमन और अन्य 4.    एक गिवस्तृत सदंभ�           यह मामला आवश्यक हो सकता है क्योंगिक यह न केवल

    इस पहलू से संबंक्षि7त ह,ै            बस्थिल्क बाद के गिनण�यों में भी इसका लगातार पालन गिकया गया ह।ै
(17)             उच्चतम न्यायालय के सम. गिवचार के लिलए प्रश्नों को गिनण�य के पैराग्राफ 8    में गिनम्नानुसार लिलखा

 गया र्थीाः
“8.               इन सभी मामलों में शागिमल सामान्य प्रश्न उस बात से संबंक्षि7त हैं सिजसे सेवा

  न्यायशास्त्र में "   सीलबंद आवरण प्रगिoया"        के रूप में जाना जाता ह।ैसटीक रूप से,  प्रश्न
  इस प्रकार हैंः

(1)              गिकस तारीख से यह कहा जा सकता है गिक गिकसी कम�चारी के लिखलाफ
अनुशासनात्मक/    आपराक्षि7क काय�वाही लंगिबत ह?ै(2)     जब कम�चारी को ऐसी काय�वागिहयों

              में दोर्षी 5हराया जाता है तो कौन सा माग� अपनाया जाना चागिहए यगिद अपरा7
       बखा�स्तगी के अलावा अन्य सजा के योग्य है?(3)        एक कम�चारी जो पूरी तरह से या

    आंथिशक रूप से दोर्षमुक्त ह,ै         वह गिकस तारीख से गिकस लाभ का हकदार है?"  सीलबदं
 आवरण प्रगिoया"        तब अपनाई जाती है जब कोई कम�चारी पदोन्नक्षित,    वेतनवृक्षिद्ध आगिद के

   लिलए देय होता है,        लेगिकन उसके लिखलाफ प्रासगंिगक समय पर अनुशासनात्मक/ 
      आपराक्षि7क काय�वाही लंगिबत होती है और इसलिलए,    लाभ के लिलए    उसकी पात्रता के

        गिनष्कर्षc को एक सीलबंद आवरण में रखा जाता ह।ैइसलिलए,     प्रश्नों की प्रासगंिगकता और
महत्व gS”

  प्रश्न संख्या 2      “पर उच्चतम न्यायालय का उत्तरः       जब कम�चारी को ऐसी काय�वागिहयों में
     दोर्षी 5हराया जाता है तो  बखा�स्तगी ds vfrfjDr       वह क्या तरीका अपनाया जाना

  चागिहए यगिद       अपरा7 अन्य सजा के योग्य है ”         यह काफी हद तक यहाँ उत्पन्न होने वाले
   प्रश्न का उत्तर देगा।

(18)   जानकीरमन के मामले          में भारत संघ और अन्य अपीलकता�ओं ने कें द्रीय प्रशासगिनक
            न्यायाक्षि7करण की गिवथिभन्न पी5ों द्वारा दज� गिकए गए गिनष्कर्षc को चुनौती दी र्थीी,   सिजसमें न्यायाक्षि7करण

        की पणू� पी5 का एक गिनण�य भी शागिमल र्थीा,     सिजसमें उसने काया�लय ज्ञापन No.22011/1/79   के दो
      प्राव7ानों को रद्द कर गिदया र्थीा। LFkkiuk(ए)  गिदनांक 30 जनवरी, 1982   भारत सरकार ds  

____________________

4 (1991)4 ,llhlh109
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   गिवभाग कार्विमक और प्रथिश.ण)            द्वारा जारी उन अक्षि7कारिरयों की पदोन्नक्षित के गिवर्षय पर सिजनके मामलों
 में "   सीलबंद आवरण प्रगिoया"     का पालन गिकया गया र्थीा,    लेगिकन सिजनके लिखलाफ अनुशासनात्मक/ 

      अदालती काय�वाही लंबे समय से लंगिबत र्थीी।(
19)        ज्ञापन में गिनम्नलिललिखत प्रगिoया गिन7ा�रिरत की गई र्थीीः

“3.(i)(क)             यह पता लगाया जा सकता है गिक गिवचारा7ीन व्यगिक्त के लिखलाफ कोई
           गिवभागीय अनुशासनात्मक काय�वाही या कोई मामला न्यायालय में लंगिबत है या नहीं, या

(ख)              एक प्रर्थीम दृ]या मामला है सिजसके आ7ार पर अक्षि7कारी के लिखलाफ गिवभागीय या
  अदालत में dkjokbZ     का गिनण�य लिलया गया ह।ै

(ii)                तथ्यों को गिवभागीय पदोन्नक्षित सगिमक्षित के संज्ञान में लाया जा सकता है जो तब अगले
ग्रेड/       पद पर पदोन्नक्षित के लिलए अक्षि7कारी (ओ)ं        की उपयकु्तता का आकलन कर सकती है

     और इस मूल्यांकन के उद्देश्य से, डी. पी. सी.  अक्षि7कारी (ओ)ं      के लिखलाफ लगंिबत मामले
              के तथ्य को ध्यान में नहीं रखेगा।यगिद कोई अक्षि7कारी अपने रिरकॉड� के आ7ार पर '

   पदोन्नक्षित के लिलए अयोग्य'   पाया जाता ह,ै      तो उसके लिखलाफ लंगिबत मामले (मामलों)  को
   ध्यान में रखे गिबना, डी. पी. सी.          के गिनष्कर्षc को काय�वाही में दज� गिकया जाएगा।गिकसी भी
      अन्य प्रकार के मूल्यांकन के संबं7 में, डी. पी. सी.       द्वारा दी गई शे्रणीकरण को सीलबंद

     लिलफाफे में रखा जा सकता ह।ै
(iii)            गिवभागीय पदोन्नक्षित सगिमक्षित द्वारा गिनष्कर्षc को सीलबदं लिलफाफे में रखने के बाद, 

  यगिद कोई हो,  तो iwoZ es     आयोसिजत की गई डी. पी. सी.      के बाद अवक्षि7 के दौरान
अनुशासनात्मक/      अदालती काय�वाही लंगिबत हो सकती ह,ै      अक्षि7कारी के मामले पर भी

              गिवचार करगेी और उनके गिनष्कर्षc को दज� करगेी सिजन्हें गिफर से उपरोक्त तरीके से
    सीलबंद लिलफाफे में रखा जाएगा।
  सामान्य तौर पर, अनुशासनात्मक/     अदालती काय�वाही के समापन पर,   सीलबदं कवर या

    कवर खोले जा सकते हैं,          और यगिद अक्षि7कारी पूरी तरह से दोर्षमुक्त हो जाता ह,ै  यानी
        निंनदा सगिहत कोई वै7ागिनक जुमा�ना नहीं लगाया जाता ह,ै      तो उसकी पदोन्नक्षित की जल्द

        से जल्द संभव तारीख गिन7ा�रिरत की जा सकती ह,ै    लेगिकन उसके लिखलाफ
अनुशासनात्मक/        अदालत की काय�वाही के लंगिबत होने के लिलए,  सीलबंद कवर/   कवर में

      गिनष्कर्षc में उसे सौंपे गए पद (पदों)            के सदंभ� में और ऐसे पद के आ7ार पर उसके अगले
             जूगिनयर की पदोन्नक्षित की तारीख के सदंभ� में गिन7ा�रिरत गिकया जा सकता ह।ैयगिद

             आवश्यक हो तो संबंक्षि7त अक्षि7कारी को कगिनष्ठतम काय�वाहक व्यगिक्त को वापस करके
              पदोन्नत गिकया जा सकता ह।ैऔर उसे उस तारीख से एक काल्पगिनक पदोन्नक्षित दी जा



599          पंजाब और हरिरयाणा बनाम जसवंत सिंसह के उच्च न्यायालय
(एच. एस. सिसद्ध,ू जे.)

 सकती ह,ै         सिजस गिदन से उसे पदोन्नत गिकया गया होगा,       जसैा गिक ऊपर बताए गए तरीके
            से गिन7ा�रिरत गिकया गया ह।ैलेगिकन वास्तगिवक पदोन्नक्षित की तारीख से पहले की

             काल्पगिनक पदोन्नक्षित की अवक्षि7 के लिलए उसे वेतन का कोई बकाया देय नहीं होगा।
          यगिद अनुशासनात्मक काय�वाही के परिरणामस्वरूप अक्षि7कारी पर कोई जुमा�ना लगाया
             जाता है या यगिद वह उसके लिखलाफ अदालती काय�वाही में दोर्षी पाया जाता ह,ै  तो

 सीलबंद लिलफाफे/            आवरण में गिदए गए गिनष्कर्षc पर कार�वाई नहीं की जाएगी।पदोन्नक्षित के
      लिलए अक्षि7कारी के मामले पर अगले डी. पी. सी.       द्वारा सामान्य तरीके से गिवचार गिकया जा

   सकता है जो अनुशासनात्मक/        अदालती काय�वाही के समापन के बाद सामान्य
               पाठ्यoम में गिमलता ह।ैमौजूदा गिनदOशों में यह प्राव7ान है गिक ऐसे मामले में जहां संबंक्षि7त

         अनुशासनात्मक गिनयमों के तहत गिवभागीय अनुशासनात्मक काय�वाही की गई है,  ऐसी
   काय�वाही के परिरणामस्वरूप 'चेतावनी'        जारी नहीं की जानी चागिहए।यगिद यह काय�वाही के

           परिरणामस्वरूप पाया जाता है गिक अक्षि7कारी पर कुछ दोर्ष लगाया जाता है,    तो कम से
               कम निंनदा का जुमा�ना लगाया जाना चागिहए।इसे ध्यान में रखा जा सकता है तागिक इस
              बात पर कोई सदंेह पैदा न हो गिक गिकसी अक्षि7कारी को उसके लिखलाफ आयोसिजत

            ”अनुशासनात्मक काय�वाही में पूरी तरह से दोर्षमुक्त कर गिदया गया है या नहीं।
(20)     इस ज्ञापन के पैराग्राफ (iii)   के अनुसार गिवभागीय/        अदालत की काय�वाही आगिद के लंगिबत होने

                के कारण गिवभागीय पदोन्नक्षित सगिमक्षित द्वारा गिनष्कर्षc को सीलबदं लिलफाफे में रखे जाने के बाद यगिद
   कोई बाद का डी. पी. सी.   भी पहले डी. पी. सी.      के बाद आयोसिजत गिकया जाता है,     तो उस अवक्षि7 के

 दौरान अनुशासनात्मक/     अदालत की काय�वाही लगंिबत है,        अक्षि7कारी के मामले पर गिवचार करना और
        गिनष्कर्षc को सीलबंद लिलफाफे में रखना भी आवश्यक र्थीा।

(21) अनुशासनात्मक/     अदालती काय�वाही के समापन पर,       सीलबंद आवरण या आवरण खोले जा
                 सकते हैं।यगिद अक्षि7कारी को पूरी तरह से दोर्षमुक्त कर गिदया गया र्थीा और निंनदा सगिहत कोई जुमा�ना

   नहीं लगाया गया र्थीा,             तो उसकी पदोन्नक्षित की जल्द से जल्द संभव क्षितथिर्थी गिन7ा�रिरत की जानी र्थीी, 
   लेगिकन उसके लिखलाफ अनुशासनात्मक/         अदालती काय�वाही के लगंिबत होने के लिलए सीलबंद

लिलफाफे/         आवरण में गिनष्कर्षc में उसे सौंपे गए पद (पदों)          के सदंभ� में और ऐसे पद के आ7ार पर उसके
               अगले कगिनष्ठ की पदोन्नक्षित की तारीख के सदंभ� में गिन7ा�रिरत गिकया जाना र्थीा।संबंक्षि7त अक्षि7कारी को

       उस तारीख से काल्पगिनक पदोन्नक्षित दी जानी र्थीी,         लेगिकन वास्तगिवक पदोन्नक्षित की तारीख से पहले की
             काल्पगिनक पदोन्नक्षित की अवक्षि7 के लिलए उसे वेतन का कोई बकाया देय नहीं र्थीा।
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(22)             यगिद अनुशासनात्मक काय�वाही के परिरणामस्वरूप अक्षि7कारी पर कोई जुमा�ना लगाया गया र्थीा
           या यगिद वह उसके लिखलाफ अदालती काय�वाही में दोर्षी पाया गया र्थीा,   तो सीलबंद लिलफाफे/  आवरण

                 में गिदए गए गिनष्कर्षc पर कार�वाई नहीं की गई र्थीी।पदोन्नक्षित के लिलए अक्षि7कारी के मामले पर अगले डी. 
पी. सी.       में गिवचार गिकया जाना र्थीा जो अनुशासनात्मक/       अदालती काय�वाही के समापन के बाद

    सामान्य पाठ्यoम में गिमलता ह।ै
(23)    न्यायाक्षि7करण ने पैराग्राफ 3   के खंड (iii)    के बाद दसूरे उप-      पैराग्राफ में गिनम्नलिललिखत भाग को

  गिनरस्त कर गिदयाः
“           यगिद अनुशासनात्मक काय�वाही के परिरणामस्वरूप अक्षि7कारी पर कोई जुमा�ना लगाया

             जाता है या यगिद वह उसके लिखलाफ अदालती काय�वाही में दोर्षी पाया जाता ह,ै   तो सीलबदं
लिलफाफे/          आवरण में गिदए गए गिनष्कर्षc पर कार�वाई नहीं की जाएगी।

(24)           इसने गिनदOश गिदया गिक यगिद काय�वाही के परिरणामस्वरूप जुमा�ना लगता है,    तो संबंक्षि7त व्यगिक्त को
     सीलबंद लिलफाफे के परिरणामों के सार्थी-            सार्थी लगाए गए जुमा�ने के आलोक में मूल क्षितथिर्थी पर समी.ा

डी. पी. सी.             में पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार गिकया जाना चागिहए।यह अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गया गिक पदोन्नक्षित
       के लिलए उनके दावे को बाद के डी. पी. सी.            के लिलए स्र्थीगिगत नहीं गिकया जा सकता है जैसा गिक गिनदOशों
   में गिदया गया ह।ै

(25)      इसने माना गिक बाद के डी. पी. सी.          में पदोन्नक्षित के दावे को स्र्थीगिगत करना संगिव7ान के अनुच्छेद
14  और 16         का उल्लंघन करने के अलावा एक दोहरा खतरा ह।ै
(26)            न्यायाक्षि7करण ने गिनदOश गिदया गिक जब अनुशासनात्मक काय�वाही के परिरणामस्वरूप गिकसी

            कम�चारी पर जुमा�ना लगाया जाता है तो उस तारीख को एक समी.ा डी. पी. सी.    होनी चागिहए जब
          सीलबंद कवर प्रगिoया का पालन गिकया गया र्थीा और समी.ा डी. पी. सी.     को सीलबंद लिलफाफे में
            गिनष्कर्षc पर गिवचार करना चागिहए और सार्थी ही जुमा�ना भी लगाया जाना चागिहए।

(27)             माननीय उच्चतम न्यायालय ने अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गिक न्यायाक्षि7करण ने उक्त ज्ञापन के
 अनुच्छेद 3   के खडं (iii)    के बाद दसूरे उप-         अनुच्छेद के गिहस्से को गिनरस्त करना सही नहीं र्थीा।

(28)              यह अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गया गिक एक कम�चारी सिजसे दरुाचार का दोर्षी पाया गया र्थीा,  उसके
                सार्थी अन्य कम�चारिरयों के समान व्यवहार नहीं गिकया जा सकता र्थीा जो इतने दोर्षी नहीं रे्थी।इसलिलए
   कोई भेदभाव नहीं र्थीा,              जब पदोन्नक्षित के मामले में उनके सार्थी अलग व्यवहार गिकया जाता ह।ैयह भी
                 माना गया गिक एक कम�चारी को उस तारीख से पूव�व्यापी पदोन्नक्षित के सार्थी पुरस्कृत नहीं गिकया जा

               सकता है जब उस तारीख से पहले उसके आचरण के लिलए उसे दकं्षिडत गिकया जाता ह।ै
(29)                इस बात को खारिरज करते हुए गिक पदोन्नक्षित से इनकार करना दोहरे खतरे के बराबर है,  यह

                अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गया गिक जब गिकसी कम�चारी को दोर्षी 5हराया जाता है और दकं्षिडत गिकया जाता
                   है और इसलिलए कम से कम उस तारीख तक पदोन्नत नहीं गिकया जाता है सिजस गिदन उसे दकं्षिडत गिकया
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 जाता है,                  तो यह नहीं कहा जा सकता र्थीा गिक उस कारण से उन्हें और दडं गिदया गया र्थीा।ऐसी
          परिरस्थिस्र्थीक्षितयों में कम�चारी को पदोन्नक्षित से इनकार करना दडं नहीं र्थीा,      बस्थिल्क उसके आचरण का एक

  आवश्यक परिरणाम र्थीा।
(30)       न्यायालय की प्रासगंिगक गिटप्पथिणयां इस प्रकार हैंः

“29.  हमारे अनुसार,            न्यायाक्षि7करण ने यह अथिभगिन7ा�रिरत करने में गलती की है गिक जब
          कोई अक्षि7कारी अपने कत�व्यों के गिनव�हन में दोर्षी पाया जाता ह,ै     तो उसके आचरण में

              सु7ार और अनुशासन को लागू करने और प्रशासन में शुद्धता सुगिनक्षि|त करने के लिलए
     जुमा�ना लगाना आवश्यक ह।ैपहली बार में,         बखा�स्तगी से कम जुमा�ना रैंक में कमी से

   लेकर निंनदा तक अलग-           अलग होगा।हमें यकीन है गिक न्यायाक्षि7करण का इरादा यह नहीं
          है गिक अक्षि7कारी को मूल क्षितथिर्थी से पदोन्नक्षित दी जानी चागिहए,       भले ही जुमा�ना रैंक में कमी
   का हो।सैद्धाकं्षितक रूप से,   उन्हीं कारणों से,       अक्षि7कारी को पदोन्नक्षित द्वारा पुरस्कृत नहीं

   गिकया जा सकता है,            भले ही जुमा�ना रैंक में कमी के अलावा अन्य हो।कम�चारी को
              पदोन्नक्षित का कोई अक्षि7कार नहीं ह।ैउसे केवल पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार गिकए जाने का
        अक्षि7कार ह।ैएक पद पर पदोन्नक्षित और उससे भी अक्षि7क,    एक चयन पद पर,  कई

           परिरस्थिस्र्थीक्षितयों पर गिनभ�र करता ह।ैपदोन्नक्षित के लिलए अह�ता प्राप्त करने के लिलए,  एक
               कम�चारी से कम से कम एक बेदाग रिरकॉड� की अपे.ा की जाती ह।ैएक स्वच्छ और

             कुशल प्रशासन सुगिनक्षि|त करने और साव�जगिनक गिहतों की र.ा के लिलए यह न्यूनतम
             अपेक्षि.त ह।ैदरुाचार के दोर्षी पाए जाने वाले कम�चारी को अन्य कम�चारिरयों के बराबर नहीं

              रखा जा सकता है और उसके मामले को अलग तरीके से देखा जाना चागिहए।इसलिलए
               जब पदोन्नक्षित के मामले में उसके सार्थी अलग व्यवहार गिकया जाता है तो कोई भेदभाव
                 नहीं होता ह।ैगिकसी भी प्रशासन से कम से कम यह उम्मीद की जाती है गिक वह गिकसी

               कम�चारी को उस तारीख से पूव�व्यापी रूप से पदोन्नक्षित के सार्थी पुरस्कृत नहीं करता है
               जब उस तारीख से पहले उसके आचरण के लिलए उसे दडं गिदया जाता ह।ैजब गिकसी

                कम�चारी को दोर्षी 5हराया जाता है और दकं्षिडत गिकया जाता है और इसलिलए उसे कम से
               कम उस तारीख तक पदोन्नत नहीं गिकया जाता है सिजस गिदन उसे दकं्षिडत गिकया जाता ह,ै 

               तो उसे उस कारण से और अक्षि7क दडं के अ7ीन नहीं कहा जा सकता ह।ैऐसी
        परिरस्थिस्र्थीक्षितयों में पदोन्नक्षित से इनकार करना दडं नहीं है,      बस्थिल्क उसके आचरण का एक

   आवश्यक परिरणाम ह।ैवास्तव में,          पदोन्नक्षित के लिलए एक कम�चारी पर गिवचार करते समय
              उसके पूरे रिरकॉड� को ध्यान में रखा जाना चागिहए और यगिद एक पदोन्नक्षित सगिमक्षित

                कम�चारी पर लगाए गए दडं को ध्यान में रखती है और उसे पदोन्नक्षित से इनकार करती ह,ै
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       तो ऐसा इनकार अवै7 और अनुक्षिचत नहीं। यगिद,  इसके अलावा,   पदोन्नक्षित प्राक्षि7करण
               गिकसी कम�चारी को उसकी पदोन्नक्षित पर गिवचार करते समय अतीत में गिदए गए दडं या दडं

                को ध्यान में रख सकता है और उस आ7ार पर उसे पदोन्नक्षित से वकं्षिचत कर सकता है, 
                तो यह अथिभगिन7ा�रिरत करना तक� हीन होगा गिक वह दडं को गिवचार में नहीं ले सकता है
              जब यह काय�वाही के लंगिबत होने के कारण बाद की तारीख में लगाया जाता है,  हालांगिक
               यह उस तारीख से पहले के आचरण के लिलए है जब प्राक्षि7करण पदोन्नक्षित पर गिवचार

   करता ह।ैइन कारणों से,          हमारा गिवचार है गिक न्यायाक्षि7करण उक्त ज्ञापन के पैराग्राफ 3  के
 खंड (iii)    के बाद दसूरे उप-            पैराग्राफ के उक्त गिहस्से को रद्द करने में सही नहीं ह।ैइसलिलए

        ”हम न्यायाक्षि7करण के उक्त गिनष्कर्षc को दरगिकनार करते हैं।
(31)            न्यायाक्षि7करण का यह गिनदOश गिक जब अनुशासनात्मक काय�वाही के परिरणामस्वरूप गिकसी

     कम�चारी पर जुमा�ना लगाया जाता ह,ै       तो उस तारीख को एक समी.ा डी. पी. सी.    होनी चागिहए जब
          सीलबंद आवरण प्रगिoया का पालन गिकया गया र्थीा और समी.ा डी. पी. सी.     को सीलबदं आवरण में
                  गिनष्कर्षc पर गिवचार करना चागिहए और सार्थी ही लगाए गए दडं का प्रभाव बाद की तारीख से पहले डी. 

पी. सी.         की तारीख तक लगाए गए दडं से संबंक्षि7त र्थीा।
(32)           इस दृगि]कोण को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोगिदत नहीं गिकया गया र्थीा।
(33)              जानकीरमन के मामले में गिटप्पथिणयों से गिनम्नलिललिखत प्रस्तावों का गिनपटारा गिकया जा सकता हःै

(i)              एक कम�चारी सिजसे अनुशासनात्मक काय�वाही में दडं के सार्थी देखा जाता है और
       सिजसका मामला सीलबदं लिलफाफे में रखा गया र्थीा,       उसे मूल गिनयत क्षितथिर्थी से पदोन्नक्षित

    नहीं दी जा सकती ह।ै
(ii)              दवु्य�वहार के लिलए दोर्षी पाए जाने वाले कम�चारी को अन्य कम�चारिरयों के बराबर नहीं

              रखा जा सकता ह।ैउसके मामले को अलग तरीके से दखेा जाना चागिहए।जब पदोन्नक्षित के
      मामले में कोई भेदभाव नहीं होता है,        तो उसके सार्थी अलग व्यवहार गिकया जाता ह।ै

(iii)                ऐसे कम�चारी को उस तारीख से पूव�व्यापी रूप से पदोन्नक्षित नहीं दी जा सकती है
               जब उस तारीख से पहले उसके आचरण के लिलए उसे दडं गिदया जाता ह।ैदसूरे शब्दों में, 
             एक कम�चारी सिजसे गिवभागीय काय�वाही में दोर्षी 5हराया जाता है और दकं्षिडत गिकया जाता

है,                 उसे कम से कम उस तारीख तक पदोन्नत नहीं गिकया जा सकता है सिजस गिदन उसे
   दकं्षिडत गिकया जाता ह।ै

(iv)           दकं्षिडत गिकए जाने की तारीख तक उसे पदोन्नत नहीं करके। mls     यह नहीं कहा जा
           सकता है गिक उस कारण से उसे और दडं गिदया गया र्थीा।
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         ऐसी परिरस्थिस्र्थीक्षितयों में पदोन्नक्षित से इनकार करना दडं नहीं है,     बस्थिल्क उसके आचरण का
   एक आवश्यक परिरणाम ह।ै

(v)             पदोन्नक्षित के लिलए गिकसी कम�चारी के मामले पर गिवचार करते समय पदोन्नक्षित
                 प्राक्षि7करण कम�चारी को अतीत में गिदए गए दडं या दडं को ध्यान में रख सकता है और

         उस आ7ार पर उसे पदोन्नक्षित से वंक्षिचत कर सकता ह।ै
(vi)             पदोन्नक्षित प्राक्षि7करण लगंिबत गिवभागीय काय�वाही में बाद की तारीख में लगाए गए

       जुमा�ने को भी ध्यान में रख सकता है,           जो उस तारीख से पहले के संचालन के संबं7 में है
      जब प्राक्षि7करण पदोन्नक्षित पर गिवचार करता ह।ै

(34)              इस प्रकार सवQच्च न्यायालय ने गिकसी भी पूव�वत& क्षितथिर्थी से संबंक्षि7त अनुशासनात्मक काय�वाही
                 में लगाई गई सजा और जुमा�ना लगाने से पहले की तारीख से पूव�व्यापी पदोन्नक्षित के अनुदान के

               लिखलाफ दृढ़ता से फैसला सुनाया।सजा लगाए जाने की तारीख से प्रभावी होने वाली है और पदोन्नक्षित
                  के लिलए कम�चारी के मामले को लगाए गए दडं और सीलबदं लिलफाफे के परिरणाम को ध्यान में रखते
    हुए गिवचार गिकया जाना ह।ै

(35)                    बाद के गिनण�यों में यह गिवचार दोहराया गया है गिक पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार के दावे पर दडं की
        मुद्रा के दौरान गिवचार नहीं गिकया जा सकता ह,ै            यानी उस अवक्षि7 के दौरान जब दडं लागू र्थीा और यह

                  गिक दडं केवल गिवभागीय काय�वाही को अंक्षितम रूप देने पर इसके लागू होने की तारीख से लागू होगा
      और गिकसी भी पूव� क्षितथिर्थी से नहीं।

(36) टी. एन. राज्य  बनाम  थिर्थीरू के. एस.   मुरुगेसन और अन्य 5

             प्रक्षितवादी सहायक सासं्थिख्यकी अक्षि7कारी के रूप में काम कर रहा र्थीा।राज्य ने वर्ष� 1978    में दरुाचार के
       लिलए उनके लिखलाफ काय�वाही शरुू की र्थीी।गिदनांक 6-12-1982       के आदशे द्वारा उस पर सचंयी प्रभाव

              के गिबना तीन वेतन वृक्षिद्ध को रोकने का दडं लगाया गया र्थीा।अपील पर अगस्त 1984    में सजा को
             दरगिकनार कर गिदया गया और गिफर से जाचं का गिनदOश गिदया गया।ताजा जाचँ पर,    वही सजा गिदनांक

6-9-1984         की काय�वाही द्वारा लगाई गई र्थीी।प्रत्यर्थी& को वर्ष� 1983-84       के दौरान उप गिनदेशक के पद
          पर पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार नहीं गिकया गया र्थीा।उन्होंने प्रशासगिनक न्यायाक्षि7करण,    मद्रास के सम.

1991  का ओ. ए. सं. 138   दायर गिकया।ओए र्थीा
___________________________
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 गिदनांगिकत 16-6-1993      आदशे द्वारा अनुमक्षित दी गई।इसने 1983-84      से पदोन्नक्षित के लिलए उनके
      मामले पर पुनर्विवचार करने का गिनदOश गिदया।तदनुसार,         उनके मामले पर गिवचार गिकया गया और उन्हें

31-8-1988    से पदोन्नत गिकया गया।
(37)            सवQच्च न्यायालय के सम. एकमात्र सवाल यह र्थीा गिक क्या वर्ष� 1983-84     के लिलए प्रत्यर्थी& की

               पदोन्नक्षित पर गिवचार न करना कानूनी र्थीा।न्यायाक्षि7करण ने कहा र्थीा गिक तीन वेतनवृक्षिद्ध पर रोक लगाने
            के दडं के कारण पदोन्नक्षित को रोका नहीं जा सकता क्योंगिक यह "  दोगुना खतरा" होगा।

(38) टी. एन.            राज्य की अपील को अनुमक्षित देना माननीय सवQच्च न्यायालय ने गिनम्नानुसार
 अथिभगिन7ा�रिरत गिकयाः

“5.                हम गिववादों में कोई सार नहीं पाते हैं।यह पहले से ही देखा गया है गिक 6-12-1982 

पर,             दो वेतन वृक्षिद्ध को रोकने का दडं लगाया गया र्थीा और यह 6-11-1984  dks  प्रचलन
 में र्थीा,               जब सचूी को सरकार द्वारा अनुमोगिदत गिकया गया र्थीा।नए सिसरे से जाचं के बाद

     सजा दोहराई गई।गिनयमों के गिनयम 3     में प्राव7ान है गिक "  सासं्थिख्यकी गिनदेशक,  सांस्थिख्यकी
             उप गिनदेशक के पदों पर पदोन्नक्षित योग्यता और .मता के आ7ार पर की जाएगी, वरिरष्ठता
            पर केवल तभी गिवचार गिकया जाएगा जब योग्यता और .मता लगभग बराबर हों।"  दसूरे

 शब्दों में,              उप गिनदशेक के रूप में पदोन्नक्षित के लिलए सहायक सासं्थिख्यकी अक्षि7कारी के दावे
             पर केवल योग्यता और .मता के आ7ार पर गिवचार गिकया जाएगा।जब तक वरिरष्ठता

   लगभग बराबर नहीं है,           वरिरष्ठता की कोई भूगिमका नहीं है और इसे पृष्ठभूगिम में स्र्थीानांतरिरत
   करने की आवश्यकता ह।ै

6.    भारत संघ बनाम के. वी.         जानकीरमन में इस न्यायालय के तीन न्याया7ीशों की
पी5, (ए. आई. आर. पी. 2018,  पैरा 8)    इस प्रकार माना गयाः(एस. सी. सी. पी. 123, 

 पैरा 29 )

“  हमारे अनुसार,             न्यायाक्षि7करण ने यह अथिभगिन7ा�रिरत करने में गलती की है गिक जब कोई
         अक्षि7कारी अपने कत�व्यों के गिनव�हन में दोर्षी पाया जाता ह,ै      तो उसके आचरण में सु7ार

              और अनुशासन को लागू करने और प्रशासन में शुद्धता सुगिनक्षि|त करने के लिलए जुमा�ना
    लगाना आवश्यक ह।ैपहली बार में,           बखा�स्तगी से कम जुमा�ना रैंक में कमी से लेकर निंनदा

 तक अलग-             अलग होगा।हमें यकीन है गिक न्यायाक्षि7करण का इरादा यह नहीं है गिक
        अक्षि7कारी को मूल क्षितथिर्थी से पदोन्नक्षित दी जानी चागिहए,        भले ही जुमा�ना रैंक में कमी का

  हो।सैद्धांक्षितक रूप से,   उन्हीं कारणों से,        अक्षि7कारी को पदोन्नक्षित द्वारा पुरस्कृत नहीं गिकया
  जा सकता ह,ै          भले ही जुमा�ना रैंक में कमी के अलावा अन्य हो।
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             कम�चारी को पदोन्नक्षित का कोई अक्षि7कार नहीं ह।ैउसे केवल पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार गिकए
          जाने का अक्षि7कार ह।ैएक पद पर पदोन्नक्षित और उससे भी अक्षि7क,    एक चयन पद पर, 

            कई परिरस्थिस्र्थीक्षितयों पर गिनभ�र करता ह।ैपदोन्नक्षित के लिलए अह�ता प्राप्त करने के लिलए,  एक
               कम�चारी से कम से कम एक बेदाग रिरकॉड� की अपे.ा की जाती ह।ैएक स्वच्छ और

             कुशल प्रशासन सुगिनक्षि|त करने और साव�जगिनक गिहतों की र.ा के लिलए यह न्यूनतम
             अपेक्षि.त ह।ैदवु्य�वहार के दोर्षी पाए जाने वाले कम�चारी को अन्य कम�चारिरयों के बराबर

              नहीं रखा जा सकता है और उसके मामले को अलग तरीके से देखा जाना चागिहए।
               इसलिलए जब पदोन्नक्षित के मामले में उसके सार्थी अलग व्यवहार गिकया जाता है तो कोई
                 भेदभाव नहीं होता ह।ैगिकसी भी प्रशासन से कम से कम यह उम्मीद की जाती है गिक वह

              गिकसी कम�चारी को उस तारीख से पूव�व्यापी रूप से पदोन्नक्षित के सार्थी पुरस्कृत नहीं
                करता है जब उस तारीख से पहले उसके आचरण के लिलए उसे दडं गिदया जाता ह।ैजब
               गिकसी कम�चारी को दोर्षी 5हराया जाता है और दकं्षिडत गिकया जाता है और इसलिलए उसे

                कम से कम उस तारीख तक पदोन्नत नहीं गिकया जाता है सिजस गिदन उसे दकं्षिडत गिकया
 जाता है,                तो उसे उस कारण से और अक्षि7क दडं के अ7ीन नहीं कहा जा सकता ह।ैऐसी

        परिरस्थिस्र्थीक्षितयों में पदोन्नक्षित से इनकार करना दडं नहीं है,      बस्थिल्क उसके आचरण का एक
   आवश्यक परिरणाम ह।ैवास्तव में,          जब एक कम�चारी को पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार गिकया

 जाता है,               तो उसके पूरे रिरकॉड� को ध्यान में रखा जाना चागिहए और उसे पदोन्नक्षित से
   वंक्षिचत गिकया जाना ,         इस तरह का इनकार अवै7 और अनुक्षिचत नहीं ह।ैयगिद, 
 इसके अलावा,          पदोन्नक्षित प्राक्षि7करण गिकसी कम�चारी को उसकी पदोन्नक्षित पर गिवचार करते
                   समय अतीत में गिदए गए दडं या दडं को ध्यान में रख सकता है और उस आ7ार पर उसे

     पदोन्नक्षित से इनकार कर सकता है,            तो यह मानना तक� हीन होगा गिक वह दडं को ध्यान में
                नहीं रख सकता है जब यह बाद की तारीख में लगाया जाता है जब प्राक्षि7करण पदोन्नक्षित

     पर गिवचार करता ह।ैइन कारणों से,         हमारा गिवचार है गिक न्यायाक्षि7करण उक्त ज्ञापन के
 पैराग्राफ 3   के खडं (iii)    के बाद दसूरे उप-          पैराग्राफ के उक्त गिहस्से को रद्द करने में सही

          ”नहीं ह।ैइसलिलए हम न्यायाक्षि7करण के उक्त गिनष्कर्षc को दरगिकनार करते हैं।
7.           इस प्रकार यह स्प] होगा गिक जब पदोन्नक्षित गिवचारा7ीन होती ह,ै    तो गिपछला रिरकॉड�

           आ7ार बनाता है और जब पदोन्नक्षित योग्यता और .मता पर होती है,    तो गिपछले रिरकॉड�
                  के आ7ार पर सजा की मुद्रा एक बा7ा के रूप में खड़ी होती ह।ैजब तक सजा की अवक्षि7

        समय के प्रवाह से समाप्त नहीं हो जाती है,          तब तक उक्त अवक्षि7 के दौरान गिवचार के लिलए
     दावा नहीं गिकया जा सकता ह।ैअन्यर्थीा,         यह पूव�व्यापी पदोन्नक्षित होगी जो गिनयम के तहत

          अस्वीकाय� ह।ै और यह कदाचार पर एक प्रीगिमयम होगा।इन परिरस्थिस्र्थीक्षितयों में,   हमारी राय
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              है गिक दोहरे खतरे के सिसद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है और गरै-     गिवचार न तो अनुच्छेद
21          का उल्लंघन है और न ही संगिव7ान के अनुच्छेद 16     के सार्थी पगि5त अनुच्छेद 14 

”का।
(39)  भारत संघ  बनाम के. कृष्णन 6 में,         प्रक्षितवादी एक डागिकया र्थीा।वह डाक सहायक संवग� में

               पदोन्नक्षित के लिलए आवश्यक परी.ा में उपस्थिस्र्थीत हुए सिजसमें वे सफल रहे।इससे पहले गिक उन्हें पदोन्नत
  गिकया जा सके,              उन्हें एक अनुशासनात्मक काय�वाही में दोर्षी पाया गया और एक साल और छह महीने

                   की अवक्षि7 के लिलए वेतन वृक्षिद्ध को रोकने की सजा दी गई।इस दडं के कारण उसे पदोन्नत करने का
           गिनण�य लागू नहीं गिकया गया र्थीा।उन्होंने कें द्रीय प्रशासगिनक न्यायाक्षि7करण का दरवाजा खटखटाया।

             न्यायाक्षि7करण ने उनकी प्रार्थी�ना को यह कहते हुए स्वीकार कर लिलया गिक वे 1 गिदसंबर, 1989  से
               परिरणामी लाभों के सार्थी पदोन्नत होने के हकदार रे्थी।यह अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गया गिक उन्हें पदोन्नक्षित

           से इनकार करना दसूरी सजा के बराबर है सिजसकी अनुमक्षित नहीं ह।ै
(40)             माननीय उच्चतम न्यायालय ने गिनम्नलिललिखत गिटप्पणी करते हुए गिनण�य को रद्द कर गिदयाः

“3.         अपीलार्भिर्थीयों के गिवद्वान वकील ने डाक और टेलीग्राफ गिनयमावली-  खडं III  के गिनयम
157      के प्राव7ानों पर भरोसा गिकया ह,ै     सिजसमें अन्य बातों के सार्थी-    सार्थी यह प्राव7ान

             गिकया गया है गिक जहां स.म प्राक्षि7कारी गिवभागीय काय�वाही में सजा के बावजूद
       उम्मीदवार को पदोन्नक्षित के लिलए उपयकु्त समझता ह,ै       वहां भी पदोन्नक्षित को जुमा�ने की

             मुद्रा के दौरान प्रभावी नहीं गिकया जाएगा।उत्तर में प्रत्यर्थी& का गिवद्वान वकील गिववागिदत
      गिनण�य में उसिल्ललिखत आ7ार को दोहराता ह।ै

4.               हमने इस मामले पर बारीकी से गिवचार गिकया है और हमारी राय में न्यायाक्षि7करण
              द्वारा गिववागिदत गिनण�य और पहले के गिनण�यों दोनों में लिलया गया दृगि]कोण सही नहीं ह,ै 

      सिजसमें कहा गया है गिक गिनयम 157         के प्राव7ानों के परिरणामस्वरूप दडं की मुद्रा के
  दौरान राज्य           कम�चारी की पदोन्नक्षित को प्रक्षितबंक्षि7त करने के परिरणामस्वरूप दसूरी सजा

            होती ह।ै अनुशासनात्मक काय�वाही में वृक्षिद्ध को रोकने वाले गिनष्कर्ष� के परिरणामस्वरूप
       प्रत्यर्थी& को केवल एक सजा दी जाती है,         और दडं की मुद्रा के दौरान पदोन्नक्षित से इनकार

 करना             केवल उसका एक परिरणामी परिरणाम ह।ैयह गिवचार गिक के लिलए एक सरकारी
 कम�चारी bl            कारण गिक वह दडं का सामना कर रहा है या एक अनुशासनात्मक

___________________________________________________

6 1992 Supp (3) SCC 50
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               काय�वाही को एक ही समय में उच्च संवग� में पदोन्नत नहीं गिकया जा सकता ह,ै  एक
    तार्विकक कारण है और fu;e dk       कोई अपवाद नहीं लिलया जा सकता ह।ै

157.              यह मान लेना सही नहीं है गिक उपरोक्त प्राव7ान को शागिमल करके गिनयम 157 
               संबंक्षि7त सरकारी कम�चारी को दोहरे खतरे में डाल रहा ह।ैहम इस तक� में कोई योग्यता

                   नहीं पाते हैं गिक इस नीक्षित के पीछे कोई औक्षिचत्य या तक� नहीं है और न ही हम इसे भारत
    के संगिव7ान के अनुच्छेद 14  और 16  के अन्यायपणू�,      मनमाने और उल्लंघनकारी के रूप
        में निंनदा करने का कोई कारण देखते हैं।दसूरी ओर,       एक नौकर को दकं्षिडत करना और

             सार्थी ही सजा की मुद्रा के दौरान उसे बढ़ावा देना उक्षिचत रूप से आत्म-  गिवरो7ाभासी कहा
          जा सकता ह।ैइसलिलए गिववागिदत फैसले को दरगिकनार कर गिदया जाता ह।ै

5.  प.कार ds     गिवद्वान वकील द्वारा ;s dgk x;k fd mijksDr ltk ds bykok 
mrjoknh inksUufr ds fy, ;ksX;  gS  vkSj tqekZus dh vof/k14 सिसतंबर, 1990

dks lekIr gks tk;sxh     ।उस दृगि]कोण से उन्हें 15 सिसतंबर, 1990    से तुरतं बाद
    पदोन्नत गिकया जा सकता ह,ै           बशतO गिक वह गिकसी अन्य अयोग्यता के कारण पदोन्नक्षित के

             लिलए अयोग्य नहीं हैं।अपील को तदनुसार अनुमक्षित दी जाती है लेगिकन गिबना गिकसी लागत
”के।

(41) अध्य.,   भारतीय स्टेट बैंक  बनाम   गोलक गिबहारी nsgqjh 7 अपीलार्थी&-     बैंक के सार्थी जूगिनयर
   मैनेजमेंट गे्रड स्केल 1         में काय�रत र्थीा।उनके लिखलाफ अनुशासनात्मक काय�वाही शुरू की गई।12-5-

1987 dks                उन पर मूल वेतन में तीन चरणों की कमी का जुमा�ना लगाया गया र्थीा।अपीलीय
   प्राक्षि7करण ने गिदनांक 23-7-1989              के आदशे द्वारा सजा को केवल एक चरण तक मूल वेतन में कमी

         करने के लिलए कम कर गिदया।समी.ा प्राक्षि7करण ने गिदनांक 23.07.1989     के आदशे द्वारा अपीलीय
                   प्राक्षि7करण के आदशे को दरगिकनार कर गिदया और मूल वेतन में तीन चरणों की कमी के मूल दडं को

  बहाल कर गिदया।
(42)     पदोन्नक्षित के मामले में अपीलार्थी&-            बैंक द्वारा अपनाई गई रोक नीक्षित को देखते हुए प्रत्यर्थी& को

    मध्य प्रबं7न ग्रडे स्केल II (   इसके बाद 'एम. एम. जी. एस.-II'    के रूप में सदंर्भिभत)     में पदोन्नक्षित के लिलए
                  गिवचार नहीं गिकया गया र्थीा।समय पैमाने में कम करने के दडं के संबं7 में उक्त नीक्षित गिन7ा�रिरत गिकया

________________________

7 (1996) 7 एस. सी. सी. 63 
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गयाः
“1.        —       एक समय पैमाने में गिनचले चरण में कमी अक्षि7कारी तब तक पदोन्नक्षित के लिलए

                 गिवचार करने के लिलए पात्र नहीं है जब तक गिक क5ोरता अवक्षि7 समाप्त नहीं हो जाती है
               ”यानी जब तक गिक सजा से पहले के स्तर तक वेतन बहाल नहीं हो जाता ह।ै

(43)                 प्रक्षितवादी ने सजा के आदशे को चुनौती देते हुए रिरट याक्षिचका दायर की और सार्थी ही 1-8-1986
 से एमएमजीएस-II      में पदोन्नक्षित के लिलए उसके गरै-        गिवचार को भी चुनौती दी।उच्च न्यायालय ने

        अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गिक सजा की अवक्षि7 के दौरान एमएमजीएस-II       में पदोन्नक्षित के लिलए प्रक्षितवादी के
गरै-       गिवचार के परिरणामस्वरूप संगिव7ान के अनुच्छेद 16       के तहत अक्षि7कार का उल्लंघन हुआ।यह

               अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गया गिक अनुशासनात्मक काय�वागिहयों में प्रत्यर्थी& को दी गई सजा गिकसी भी तरह
  से उसे एम. एम. जी. एस.-II            में पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार गिकए जाने से वंक्षिचत नहीं करती ह,ै   यगिद वह

                 अन्यर्थीा इस तरह से गिवचार गिकए जाने के योग्य र्थीा।तदनुसार उन्हें पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार करने का
           गिनदOश गिदया गया र्थीा।अपील में माननीय सवQच्च न्यायालय ने गिनम्नानुसार अथिभगिन7ा�रिरत गिकयाः

“7.         एकमात्र प्रश्न सिजस पर गिवचार करने की आवश्यकता है,      वह यह है गिक क्या
अपीलार्थी&-        बैंक द्वारा गिन7ा�रिरत प्रक्षितबं7 नीक्षित के अनुसरण में,     जब ऐसी पदोन्नक्षित गिवचार

   के लिलए आई र्थीी,              तो वेतन में कमी का जुमा�ना लागू होने के कारण प्रत्यर्थी& को पदोन्नक्षित
                के लिलए गिवचार से उक्षिचत रूप से बाहर रखा गया ह।ैइस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा

   भारत संघ बनाम के.             कृष्णन में गिवचार गिकया गया ह।ैउस मामले में कम�चारी पर एक वर्ष�
                 और छह महीने की अवक्षि7 के लिलए वेतन वृक्षिद्ध को रोकने का दडं लगाया गया र्थीा और
    उक्त दडं के परिरणामस्वरूप कम�चारी,         जो जुमा�ना लगाने से पहले पदोन्नक्षित के लिलए परी.ा

   में सफल रहा र्थीा,     उसे डाक और टेलीग्राफ मैनुअल-  खडं III   के गिनयम 157   को देखते
               हुए पदोन्नत नहीं गिकया गया र्थीा। सिजसमें यह प्राव7ान गिकया गया है गिक जहां स.म

            प्राक्षि7कारी गिवभागीय काय�वाही में सजा के बावजदू उम्मीदवार को पदोन्नक्षित के लिलए
  उपयकु्त समझता ह,ै             वहां भी पदोन्नक्षित को जुमा�ने की मुद्रा के दौरान प्रभावी नहीं गिकया

           जाएगा।इस न्यायालय ने उक्त गिनयम का उल्लेख करने के बाद कहा हःै(एस. सी. सी. पी. 
52,  पैरा 4)

“                हमने इस मामले पर बारीकी से गिवचार गिकया है और अपनी राय में न्यायाक्षि7करण द्वारा
               गिववागिदत फैसले और पहले के फैसलों दोनों में लिलए गए दृगि]कोण पर गिवचार गिकया है

      सिजसमें कहा गया है गिक गिनयम 157        के प्राव7ानों के परिरणामस्वरूप जुमा�ने की मुद्रा
           के दौरान राज्य कम�चारी की पदोन्नक्षित को प्रक्षितबंक्षि7त करने के परिरणामस्वरूप
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   दसूरी सजा बनता है,           सही नहीं ह।ैअनुशासनात्मक काय�वाही में वृक्षिद्ध को रोकने वाले
          गिनष्कर्ष� के परिरणामस्वरूप प्रत्यर्थी& को केवल एक सजा दी जाती है,      और दडं की मुद्रा के

             दौरान पदोन्नक्षित से इनकार करना केवल उसका एक परिरणामी परिरणाम ह।ैयह गिवचार गिक
             एक सरकारी कम�चारी को दडं या अनुशासनात्मक काय�वाही का सामना करने के कारण
            एक ही समय में उच्च सवंग� में पदोन्नत नहीं गिकया जा सकता है,     एक तार्विकक गिवचार है
  और गिनयम 157               में कोई अपवाद नहीं लिलया जा सकता ह।ैयह मान लेना सही नहीं है गिक

      उपरोक्त प्राव7ान को शागिमल करके गिनयम 157      संबंक्षि7त सरकारी कम�चारी को दोहरे
                  खतरे में डाल रहा ह।ैहम इस तक� में कोई योग्यता नहीं पाते हैं गिक इस नीक्षित के पीछे कोई

               औक्षिचत्य या तक� नहीं है और न ही हम इसे भारत के संगिव7ान के अनुच्छेद 14  और 16 
 के अन्यायपणू�,             मनमाने और उल्लंघनकारी के रूप में निंनदा करने का कोई कारण देखते

 हैं।दसूरी ओर,               एक नौकर को दकं्षिडत करना और सार्थी ही सजा की मुद्रा के दौरान उसे
     बढ़ावा देना उक्षिचत रूप से आत्म-     ”गिवरो7ाभासी कहा जा सकता ह।ै

8.  इसी तरह,    भारत संघ बनाम के. वी.  जानकीरमन में,     इस न्यायालय ने गिन7ा�रिरत गिकया
हःै(एस. सी. सी. पी. 123,  पैरा 29)

“                दरुाचार के दोर्षी पाए जाने वाले कम�चारी को अन्य कम�चारिरयों के बराबर नहीं रखा जा
             सकता है और उसके मामले को अलग तरीके से देखा जाना चागिहए।इसलिलए जब

               पदोन्नक्षित के मामले में उसके सार्थी अलग व्यवहार गिकया जाता है तो कोई भेदभाव नहीं
                होता ह।ैगिकसी भी प्रशासन से कम से कम यह उम्मीद की जाती है गिक वह गिकसी

               कम�चारी को उस तारीख से पूव�व्यापी रूप से पदोन्नक्षित के सार्थी पुरस्कृत नहीं करता है
               जब उस तारीख से पहले उसके आचरण के लिलए उसे दडं गिदया जाता ह।ैजब गिकसी

                कम�चारी को दोर्षी 5हराया जाता है और दकं्षिडत गिकया जाता है और इसलिलए उसे कम से
               कम उस तारीख तक पदोन्नत नहीं गिकया जाता है सिजस गिदन उसे दकं्षिडत गिकया जाता ह,ै 

               तो उसे उस कारण से और अक्षि7क दडं के अ7ीन नहीं कहा जा सकता ह।ैऐसी
        परिरस्थिस्र्थीक्षितयों में पदोन्नक्षित से इनकार करना दडं नहीं है,      बस्थिल्क उसके आचरण का एक

  ”आवश्यक परिरणाम ह।ै
9.          उपरोक्त गिनण�यों में गिन7ा�रिरत कानून को ध्यान में रखते हुए,     हमारा गिवचार है गिक
अपीलकता�-             बैंक की मूल वेतन में कमी के जुमा�ने की मुद्रा के दौरान एमएमजीएस-II  में

             पदोन्नक्षित के लिलए प्रत्यर्थी& पर गिवचार नहीं करने की कार�वाई को अनुच्छेद 16   के तहत
         गारटंीकृत उसके अक्षि7कार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता ह।ै
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         भारत का संगिव7ान और उच्च न्यायालय उस आ7ार पर अपीलार्थी&-     बैंक के उक्त गिनण�य में
    हस्त.ेप करना उक्षिचत नहीं र्थीा।1-8-1986  से एमएमजीएस-II     में पदोन्नक्षित के लिलए
               प्रक्षितवादी के मामले पर गिवचार करने के लिलए उच्च न्यायालय द्वारा गिदए गए गिनदOशों को

       कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिलए,      उन्हें दरगिकनार कर गिदया जाता ह।ै
        ”तदनुसार अपील की अनुमक्षित दी जाती ह।ैकोई लागत नहीं।

(44) एल. राजैया  बनाम     महागिनरी.क पंजीकरण और  गिटकट, हदैराबाद 8,   माननीय उच्चतम
      न्यायालय ने अथिभगिन7ा�रिरत गिकया गिक जब वरिरष्ठता-सह-   स्वास्थ्य मानदडं है,       तो उक्त दडं की मुद्रा के

                 दौरान पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार गिकए जाने वाले कम�चारी की वेतन वृक्षिद्ध को रोकने का जुमा�ना लगाया
       जाना चागिहए क्योंगिक इस तरह की दडं  dh      मुद्रा के दौरान वह v;ksX;    र्थीा।यह गिनम्नानुसार देखा

गयाः
“4.                इसका अध्ययन स्प] रूप से इगंिगत करता है गिक गिवशेर्ष तदर्थी� गिनयमों में कुछ भी

   गिनगिहत होने के बावजदू, गरै-    चयन शे्रणी या xzsM   में सभी पदोन्नक्षित,  गिनयम 16  के प्राव7ानों
 के अ7ीन, वरिरष्ठता-सह-       गिफटनेस के अनुसार की जा सकती है,     जब तक गिक गिकसी

               सदस्य की पदोन्नक्षित को दडं के रूप में नहीं रोका गया ह।ैयद्यगिप वेतनवृक्षिद्ध रुकने के
कारण,          वह पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार के लिलए अयोग्य नहीं ह,ै   अन्यर्थीा वह गिनयमों,  अर्थीा�त्
वरिरष्ठता-सह-         स्वास्थ्य के अनुसार गिवचार गिकए जाने का हकदार ह।ैहालाँगिक,  जब
वरिरष्ठता-सह-    स्वास्थ्य मानदडं होता है,  तो 1-3-1988 dks       एक वर्ष� के लिलए जुमा�ना

       लगाया जाता है और एक अन्य जांच में, 1-3-1989        से पाचँ वर्ष� के लिलए वृक्षिद्ध पर रोक, 
 यानी 28-2-1994 तक,        उसे गिवचार करने का हकदार नहीं बनाता है;   इसलिलए वह

              पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार करने के लिलए योग्यता हासिसल नहीं कर सका क्योंगिक वह
v;ksX;       र्थीा और सजा से गुजर रहा र्थीा।नतीजतन,       जब वरिरष्ठ सहायक के पद पर

            पदोन्नक्षित गिवशेर्ष गिनयमों के तहत योग्यता और .मता के आ7ार पर होती है,   तो इस
               उद्देश्य के लिलए गिफटनेस एक गिवचार ह।ैचूंगिक वह सबंंक्षि7त अवक्षि7 के दौरान सजा से गुजर

 रहा र्थीा,          इसलिलए वह पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार के योग्य नहीं ह।ैइसलिलए,    उसके कगिनष्ठों ने
               वरिरष्ठ सहायक के रूप में अपीलार्थी& पर चढ़ाई की ह।ैइस प्रकार उसे कोई थिशकायत नहीं

 हो सकती।हालागँिक,  वह 1-3-1994          के बाद गिनयमों के अनुसार पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार
    ”गिकए जाने का हकदार ह।ै

________________________________

8 (1996) 8 एस. सी. सी. 246 
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(45)   भारत संघ  बनाम बी. रा7ाकृष्ण 9  में,  प्रक्षितवादी   भारत सरकार (  कना�टक प्रभाग)    की डाक लेखा
                सेवाओं में कगिनष्ठ लेखाकार के रूप में काम कर रहे रे्थी।गिवभागीय काय�वाही में पारिरत आदेश गिदनांक

17-12-1985                  के द्वारा उन पर दो साल की अवक्षि7 के लिलए वेतन वृक्षिद्ध रोकने का जुमा�ना लगाया गया
र्थीा।डी. पी. सी.     की सिसफारिरश पर उन्हें 01.04.1987   से प्रभावी 11-11-1987     के आदेश द्वारा वरिरष्ठ

        लेखाकार के रूप में पदोन्नत गिकया गया र्थीा।इसके बाद,  गिदनांक 23-05-1994     के आदेश द्वारा उक्त
         आदशे को सशंोक्षि7त गिकया गया और प्रत्यर्थी& की पदोन्नक्षित 01.03.1988     से प्रभावी कर दी गई,  यानी

                  उस तारीख से सिजस गिदन वृक्षिद्ध को रोकने का जुमा�ना बंद हो गया र्थीा।उस आदेश से व्यथिर्थीत होकर
   उन्होंने कें द्रीय प्रशासगिनक न्यायाक्षि7करण,       बैंगलोर पी5 के सम. एक याक्षिचका (ओ. ए.  सखं्या 1117 

vkQ 1994 )           दायर की।उक्त याक्षिचका को न्यायाक्षि7करण ने स्वीकार कर लिलया र्थीा।न्यायाक्षि7करण ने
       अथिभगिन7ा�रिरत गिकया है गिक प्रत्यर्थी& को नवंबर 1987         में काया�त्मक पद पर पदोन्नत गिकया गया र्थीा और

         चूगंिक उसने उस पद के कायc का गिनव�हन गिकया र्थीा,          इसलिलए लंबे समय के बाद मामले को गिफर से
           खोलना और पदोन्नक्षित की तारीख को सशंोक्षि7त करना अन्यायपूण� और मनमाना होगा।न्यायाक्षि7करण

         ने गिनदOश गिदया गिक प्रक्षितवादी की पदोन्नक्षित की तारीख 01.04.1987   रखी जाए।
(46)                 भारत संघ ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।भारत संघ का तक� र्थीा गिक प्रत्यर्थी& को वरिरष्ठ

         लेखाकार के रूप में पदोन्नत करने का पूव�वत& आदेश fnukad 11-11-1987,  }kjk 01.04.1987 
ls ofj’B ys[kkdkj ds :i es inksUur fd;k x;k         सिजस तारीख को उस पर लगाए गए दो

      वेतनवृक्षिद्ध को रोकने का दडं लागू र्थीा,       सही नहीं र्थीा और इसे fnukad 01.03.1988   पदोन्नक्षित देकर
   5ीक गिकया गया र्थीा,           यानी सिजस तारीख को उक्त दडं का संचालन बंद हुआ र्थीा,    उसे स्वीकार कर
               लिलया गया र्थीा।अपील को स्वीकार कर लिलया गया।प्रक्षितवादी की वरिरष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नक्षित की

  तारीख को 01.04.1987  से 01.03.1988     में बदलने के गिदनांगिकत 23.05.1994     के आदेश को रद्द
          करने वाले न्यायाक्षि7करण के फैसलों को रद्द कर गिदया गया र्थीा।

     माननीय न्यायालय ने गिनम्नलिललिखत गिटप्पणी कीः
“5.         अपीलार्भिर्थीयों के गिवद्वान वकील ने भारत संघ बनाम के.      कृष्णन में इस न्यायालय के

              फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्विर्षत गिकया ह।ैउस मामले में यह न्यायालय डाक और
 तार गिनयमावली,  खंड III,   के गिनयम 157          के प्राव7ानों पर गिवचार कर रहा र्थीा। सिजसमें
               यह प्राव7ान है गिक जहां स.म प्राक्षि7कारी गिवभागीय काय�वाही में दी गई सजा के बावजूद

       उम्मीदवार को पदोन्नक्षित के लिलए उपयकु्त समझता ह,ै       वहां भी पदोन्नक्षित की अवक्षि7 के
           दौरान प्रभावी नहीं की जाएगी। उस मामले में न्यायाक्षि7करण का गिववागिदत फैसला

______________________________

9 (1997) 11  एससीसी 698 
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             परवीन कुमार अग्रवाल के फैसले पर आ7ारिरत र्थीा।इस न्यायालय ने न्यायाक्षि7करण के
      फैसले को दरगिकनार करते हुए कहा हःै(एस. सी. सी. पी. 52,  पैरा 4)

“4.             हमने मामले पर बारीकी से गिवचार गिकया है और हमारी राय में
             न्यायाक्षि7करण द्वारा गिववागिदत गिनण�य और पहले के गिनण�यों दोनों में लिलया गया दृगि]कोण

  सही नहीं है,       सिजसमें कहा गया है गिक गिनयम 157       के प्राव7ानों के परिरणामस्वरूप दडं की
            मुद्रा के दौरान राज्य कम�चारी की पदोन्नक्षित को प्रक्षितबंक्षि7त करने के परिरणामस्वरूप दसूरी
           सजा होती ह।ैअनुशासनात्मक काय�वाही में वृक्षिद्ध को रोकने वाले गिनष्कर्ष� के

        परिरणामस्वरूप प्रत्यर्थी& को केवल एक सजा दी जाती है,       और दडं की मुद्रा के दौरान
             पदोन्नक्षित से इनकार करना केवल उसका एक परिरणामी परिरणाम ह।ैयह गिवचार गिक एक
             सरकारी कम�चारी को दडं या अनुशासनात्मक काय�वाही का सामना करने के कारण एक

           ही समय में उच्च संवग� में पदोन्नत नहीं गिकया जा सकता ह,ै      एक तार्विकक गिवचार है और
 गिनयम 157               में कोई अपवाद नहीं लिलया जा सकता ह।ैयह मान लेना सही नहीं है गिक

      उपरोक्त प्राव7ान को शागिमल करके गिनयम 157      संबंक्षि7त सरकारी कम�चारी को दोहरे
    ”खतरे में डाल रहा ह।ै

6.         प्रत्यर्थी& को वरिरष्ठ लेखाकार के रूप में fnukad 1-4-187 ls    पदोन्नत करने का आदेश
 गिदनांक 11-11-1987             सिजस तारीख को प्रत्यर्थी& पर लगाए गए दो वेतनवृक्षिद्ध को रोकने

   का दडं लागू र्थीा,               इसलिलए सही नहीं र्थीा और इसे सही तरीके से सु7ार गिदया गया है और
 पदोन्नक्षित 1-3-1988,               यानी उस तारीख से दी गई है सिजस गिदन उक्त दडं का संचालन बंद

  हो गया र्थीा।
7.      प्रत्यर्थी& ने अपने लिललिखत उत्तर में,      वैज्ञागिनक और औद्योगिगक अनुसं7ान परिरर्षद बनाम
के. जी. एस.  भट्ट 4         में इस न्यायालय के गिनण�य पर भरोसा गिकया ह,ै   सिजसमें इस न्यायालय

        ने गिन7ा�रिरत गिकया है गिक संगिव7ान के अनुच्छेद 136       के तहत अपनी शगिक्त का प्रयोग
 करते हुए,     न्यायालय आम तौर पर वरिरष्ठता, पदोन्नक्षित, प्रत्यावत�न, गिनलंबन,  वेतन

               गिन7ा�रण आगिद के व्यगिक्तगत गिववादों में हस्त.ेप नहीं करता ह।ै इसमें कोई सदंेह नहीं है
            गिक आम तौर पर यह न्यायालय ऐसे मामलों में हस्त.ेप नहीं करता ह,ै   लेगिकन इस मामले

      के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए,         हमारा गिवचार है गिक न्यायाक्षि7करण ने प्रक्षितवादी की
        पदोन्नक्षित की तारीख में बदलाव करने वाले गिदनांक 23-5-1994      के आदशे को रद्द करने

   में गलती की र्थीी।
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1-4-1987  से 1-3-1988          तकऔर चूगंिक यह अन्य कम�चारिरयों को प्रभागिवत करने
  की सभंावना ह,ै             इसलिलए हमारा गिवचार है गिक यह एक उपयकु्त मामला है जो संगिव7ान

  के अनुच्छेद 136           के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्त.ेप का आह्वान करता ह।ै ओ. ए.

सं. 1117  vkQ 1994     में पारिरत और आर. ए. सं. 59 vkQ 1995   में पारिरत
   न्यायाक्षि7करण के गिदनांक 2-3-1995    के गिववागिदत गिनण�यों को,    जहां तक वरिरष्ठ

       लेखाकार के रूप में पदोन्नक्षित की तारीख 1-4-1987  से 1-3-1988    बदलने के संबं7
 में 23-5-1994        के आदशे को रद्द करने का संबं7 ह,ै    अलग रखा जाता ह।ैहालाँगिक, 

               प्रत्यर्थी& को वरिरष्ठ लेखाकार के पद के लिलए वेतन के लिलए प्राप्त अक्षितरिरक्त राथिश को उस
             अवक्षि7 के संबं7 में वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी जब उसने वरिरष्ठ लेखाकार

     के रूप में काय� गिकया र्थीा,  गिदनांक 11-11-1987  से 28-2-1988    तक पदोन्नक्षित का
    ”आदशे पारिरत होने के बाद।

(47) डी. एस. जस्सल  बनाम   भारत संघ 10             के मामले में इस अदालत की एक खडं पी5 ने मेजर सिंसह
                     गिगल के मामले में फैसले का उल्लेख करने के बाद कहा गिक इसमें की गई गिटप्पथिणयों में कहा गया है गिक

                 लगाया गया जुमा�ना उस तारीख से संबंक्षि7त होगा जब कदाचार गिकया गया र्थीा जो मामले की गिवशेर्ष
             परिरस्थिस्र्थीक्षितयों में गिकया गया र्थीा और साव�भौगिमक अनुप्रयोग का कोई सिसद्धांत नहीं र्थीा।प्रासंगिगक

   अवलोकन इस प्रकार हैंः
“16.         उपरोक्त मामले में उसिल्ललिखत तथ्यों के साव7ानीपूव�क अवलोकन पर,   यह पाया

       गया गिक उस तारीख से पहले के 5       साल के सेवा रिरकॉड� का मूल्यांकन डी. पी. सी. 
               द्वारा गिकया जाना र्थीा जब कम�चारी का मामला पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार के लिलए लिलया
              गया र्थीा। चँूगिक ऐसे कम�चारी को अपने सेवा अथिभलेखों का आकलन करने के लिलए

      जुमा�ने की मुद्रा की समागिप्त से vU; o’kksZa       तक प्रती.ा करने का गिनदOश देना
 अन्यायपणू� होगा,           इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले की गिवशेर्ष परिरस्थिस्र्थीक्षितयों में एक

             गिटप्पणी की गिक लगाया गया जुमा�ना उस तारीख से संबंक्षि7त होगा जब कदाचार गिकया
              गया र्थीा।यह ध्यान गिदया जाना चागिहए गिक उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने कभी

               भी कानून का सिसद्धांत गिन7ा�रिरत नहीं गिकया है गिक यगिद कोई कम�चारी जो दोर्षी पाया
      गया र्थीा और दकं्षिडत गिकया गया र्थीा,         वह कदाचार गिकए जाने की तारीख से पूव�व्यापी
              रूप से पदोन्नक्षित का हकदार ह।ैयह प्रस्ताव गिक एक कम�चारी सिजसे दोर्षी पाया गया र्थीा
    और दकं्षिडत गिकया गया र्थीा,          उसे पूव�व्यापी रूप से पदोन्नक्षित के लिलए गिवचार गिकया जाना

चागिहए,              ऐसी स्थिस्र्थीक्षित पैदा करगेा जहां उसके सार्थी एक ऐसे कम�चारी के सार्थी समान
            व्यवहार गिकया गया र्थीा सिजसने बेदाग सेवा दी र्थीी।इस तरह के एक प्रीगिमयम

-------------------------------------------
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         ”दवु्य�वहार करने वाला कम�चारी सेवा न्यायशास्त्र के लिलए अज्ञात ह।ै
(48)                उपरोक्त के आलोक में यह अगिनवाय� रूप से अथिभगिन7ा�रिरत गिकया जाना चागिहए गिक मेजर सिंसह

              गिगल में यह अथिभगिन7ा�रिरत करने वाला गिनण�य गिक गिवभागीय काय�वाही में लगाई गई सजा "   उस अवक्षि7
     से संबंक्षि7त होगी जब कथिर्थीत अपरा7/             दरुाचार गिकया गया र्थीा या गिकसी भी मामले में जब इसका पता

 चला र्थीा"       सही कानून का उल्लखे नहीं करता ह।ैसजा/        जुमा�ना इसके लागू होने की तारीख से सभंागिवत
    रूप से प्रभावी होता ह।ै

(49)               तदनुसार यह अपील स्वीकार की जाती ह।ैअपील के तहत गिनण�य को दरगिकनार कर गिदया जाता
      ह।ैरिरट याक्षिचका खारिरज कर दी जाती ह।ै

_______________________

lqjsUnz flag

Li’Vhdj.k%& LFkkuh; Hkk’kk esa vuqokfnr fu.k;Z oknh ds lhfer mi;ksx ds fy, gS rkfd og viuh Hkk’kk esa bls le> 
lds vkSj fdlh vU; mn~ns”; ds fy, bldk mi;ksx ugh fd;k tk ldrk gSA lHkh O;ogkfjd vkSj vkf/kdkfjd mn~ns”;ks
ds fy, fy, fu.kZ; dk vxzsth laLdj.k izkekf.kd gksxk vkSj fu’iknu vkSj dk;kZuo;u ds mn~ns’; ds fy, mi;qDr gksxkA


